	
	

	
	(क) क्या यह सच है कि वर्ष 2004 से 2009 के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद संबंधी वास्तविक विकास दर 6.2 प्रतिशत से 7.4 प्रतिशत के बीच थी, फिर वर्ष 2010-11 के दौरान यह बढ़कर 9 प्रतिशत हो गई, लेकिन चालू वर्ष की पहली तिमाही में यह अपने निम्नतम स्तर पर पहुंचकर अनुमानत: 5.3 प्रतिशत हो गई;

	
	(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

	
	(ग) यदि हां, तो सरकार ने विकास दर में वृद्धि किए जाने हेतु क्या कार्रवाई आरंभ की है;

	
	(घ) क्या यह सच है कि वर्ष 2009 में एक अमरीकी डॉलर की विनिमय दर 48.40 रुपए थी, वर्ष 2010 में यह गिरकर 45.72 रुपए हो गई, वर्ष 2011 में इसमें और गिरावट आई और यह 44.64 रुपए हो गई और वर्तमान में यह अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचकर 55.42 रुपए और 54.30 रुपए के बीच है; और

	
	(ड.) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या कार्रवाई की है?


उत्‍तर 
वित्‍त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना)
(क): कारक लागत और स्‍थिर (2004-05) कीमतों पर भारत के सकल घरेलू उत्‍पाद (जीडीपी) की विकास दर के ब्‍यौरे नीचे सारणी में दिए गए हैं:
	सारणी: कारक लागत और स्‍थिर (2004-05) कीमतों पर सकल घरेलू उत्‍पाद की वास्‍तविक विकास दर


	
	 2003-04
	2004-05
	2005-06
	2006-07
	2007-08
	2008-09
	2009-10
	2010-11
	2011-12

	कारक लागत पर कुल सकल घरेलू उत्‍पाद
	8.1
	7.0
	9.5
	9.6
	9.3
	6.7
	8.4
	8.4
	6.5

	स्रोत: सीएसओ


केंद्रीय सांख्‍यिकी कार्यालय द्वारा जारी त्रैमासिक आंकड़ों के अनुसार वित्‍त वर्ष 2011-12 की चौथी तिमाही में भारत की विकास दर 5.3 प्रतिशत थी। वित्‍त वर्ष 2008-09 की चौथी तिमाही में 3.5 प्रतिशत विकास दर सबसे कम दर थी।
(ख): अर्थव्‍यवस्‍था के विकास में मंदगति मुख्‍यत: औद्योगिक क्षेत्र में मंद विकास और कृषि क्षेत्र में दर्ज अपेक्षाकृत कम वृद्धि के कारण है। विकास दर में इस कमी के लिए घरेलू और वैश्‍विक दोनों कारक उत्‍तरदायी हैं। मंदी के लिए उत्‍तरदायी वैश्‍विक कारकों में, विशेषरूप से यूरोजोन क्षेत्र में संकट तथा यूरोप में व्‍याप्‍त प्राय: मंदी जैसी परिस्‍थितियां; कई औद्योगिकीकृत अर्थव्‍यवस्‍थाओं के मंद विकास; कच्‍चे तेल की अंतरराष्‍ट्रीय कीमतों में वृद्धि, इत्‍यादि शामिल हैं। घरेलू कारकों में, मुद्रास्‍फीति को काबू में रखने के लिए मौद्रिक नीति को कठोर करने से निवश और विकास, विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र में गिरावट आई है।
(ग): अर्थव्‍यवस्‍था के पुनरुथान के लिए सरकार की कार्य योजना में अन्‍य बातों के साथ-साथ शामिल है: विनिर्माण क्षेत्र के वित्‍त पोषण हेतु बेहतर मार्ग, विद्युत पेट्रोल और गैस, सड़क, कोयला आदि के क्षेत्र में बड़े निवेश वाली परियोजनाओं के शीघ्रता से निष्‍पादन खाद्य मुद्रास्‍फीति को कम करने के लिए सुरक्षित भंडारों का उपयोग, वित्‍तीय और बैंकिंग क्षेत्र को सुदृढ़ करना, विनिमय दर में अस्‍थिरता में कमी लाना आदि। विकास लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने के लिए सरकार द्वारा किए गए कतिपय विशिष्‍ट उपायों में अन्‍य बातों के साथ-साथ सिंचाई परियोजनाओं समेत कृषि क्षेत्र के लिए निवेश के स्‍तर को बढ़ाना, निधियों के अपेक्षाकृत अधिक आबंटन के जरिए माइक्रो, लघु तथा मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के सेक्‍टर को बढ़ावा देना, सरकारी निजी भागीदारी पर जोर देते हुए अवसंरचना क्षेत्र में निवेश को बढ़ाना, वित्‍तीय क्षेत्र के विकास के लिए कई विधायी उपाय करना और नई राष्‍ट्रीय विनिर्माण नीति की शुरुआत, आदि शामिल हैं। राजकोषीय नीति का लक्ष्‍य 2012-13 के बजट में सब्‍सिडी पर सकल घरेलू उत्‍पाद के दो प्रतिशत से कम व्‍यय को सीमित करके, 2011-12 में 5.8 प्रतिशत राजकोषीय घाटा कम करके 2012-13 में 5.1 प्रतिशत करना है। यह उर्वरकों में पोषक तत्‍व आधारित सब्‍सिडी की दिशा में कदम उठाने और सब्‍सिडियों को युक्‍तिसंगत बनाने के लिए विशिष्‍ट पहचान आधारित आधार प्रणाली के प्रयोग से संभव होगा। प्रत्‍यक्ष कर संहिता विधेयक को शीघ्रताशीघ्र पारित करने के लिए तथा वस्‍तु एवं सेवा कर के क्रियान्‍वयन में हितधारकों के बीच मतैक्‍य बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। 
(घ): मार्चान्‍त 2009, 2010, 2011 और 2012 के साथ-साथ वित्‍त वर्ष 2012-13 (10 अगस्‍त, 2012 को) में अभी तक अमरीकी डालर के मुकाबले भारतीय रुपये की विनिमय दर नीचे सारणी में दी गई हैं। 
	सारणी : अमरीकी डालर के मुकाबले भारतीय रुपये की विनिमय दर 

	मार्च अंत तक 
	रुपया प्रति अमरीकी डालर

	2009
	50.95

	2010
	45.13

	2011
	44.65

	2012

अंत तक
	

	मार्च
	51.16

	अप्रैल
	52.52

	मई 
	56.01

	जून 
	56.31

	जुलाई 
	55.81

	अगस्‍त   10, 2012
	55.34

	स्रोत;भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआर्इ).


(ड.): अमरीकी डालर के मुकाबले, रुपये की विनिमय दर में अधिमूल्‍यन/अवमूल्‍यन का कारण घरेलू विदेशी विनिमय बाजार में आपूर्ति-मांग में असंतुलन होना है। हाल ही में आई गिरावट व्‍यापार और चालू खाता घाटा बढ़ने, यूरो जोन संकट बढ़ जाने के कारण पोर्टफोलियो प्रवाह में कमी तथा अमरीकी कोषागारों की सुरक्षित एवं सुखद स्‍थिति के कारण अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में अमरीकी डालर के मजबूत होने के कारण हैं। भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने पूंजी अंतर्वाह को आसान बनाने, रुपये की विनिमय दर में गिरावट को रोकने हेतु विदेशी मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। हाल में किए गए इन उपायों में, अन्‍य बातों के साथ-साथ, शामिल हैं: ऋण प्रतिभूतियों (कारपोरेट और सरकार) दोनों में एफआईआई निवेश में बढ़ोत्‍तरी, 3-5 वर्ष की परिपक्‍वता के बीच विदेशी क्षेत्र उधारों (ईसीबी), के लिए ऑल-इन-कॉस्‍ट सीमा को बढ़ाना, विदेशी मुद्रा अनिवासी जमा राशियों के लिए अधिक ब्‍याज दर सीमा, रुपया मूल्‍य-वर्धित अनिवासी भारतीय जमाराशियों पर ब्‍याज दरों का विनिमयन। विनिर्माण और अवसंरचना क्षेत्र की कंपनियां अब पूंजीगत ब्‍याज के संबंध में बकाया रुपया ऋण की अदायगी हेतु 10 बिलियन अमरीकी डालर की उच्‍चतम सीमा तक विदेशी वाणिज्‍यिक उधारों का लाभ ले सकती हैं। इसके अलावा, विदेशी व्‍यापार नीति 2009-14 की पूरक वार्षिक व्‍यवस्‍था 2012-13 के अंतर्गत, सरकार ने 2012-13 में निर्यातों को लगभग 360 बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ाने के प्रयासों की घोषणा की है। 
*****
